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22.1 	न�धय� का अवरोधन  

शहर� �वकास एवं गर�बी उ#मूलन मं'ालय ने 2001 म( काया)लय भवन के 	नमा)ण 

के ,लए गहृ मामले, सं/कृ	त एवं उपभो1ता काय), खा3य एवं लोक सं�वतरण 

म'ालय� के /वाय4त 	नकाय�/संल6न काया)लय� को भू,म आबं8टत क�। 2004 म(, 

यह 	नण)य ,लया गया था =क भवन के 	नमा)ण हेतु �व4तीय आव?यकता के भाग 

को समे=कत सामा#य पूल काया)लय प@रसर हेतु �ावधान� से परूा =कया जाए तथा 

पहले अदा क� गई भ,ूम क� लागत का 	नमा)ण लागत के �	त समायोजन =कया 

जाएगा। भवन के =Cया4मक बनाए जाने के प?चात भी उपभो1ता �वभाग� क� 

भ,ूम क� लागत हेतु अदा क� गई रा,श के समायोजन क� मांग करने मे �वफलता 

12 वषG से अ�धक के ,लए `̀̀̀1.24 करोड़ के अवरोधन का कारण बनी। 

शहर� �वकास तथा गर�बी उ�मूलन मं�ालय (एम.ओ.यू.डी.) के के� �य लोक "नमा#ण 

�वभाग (सी.पी.ड'(यू.डी.) ने नई *द(ल�1 म- 7.64 एकड़ माप के एक 2लाट पर एक 

समे4कत काया#लय प5रसर का "नमा#ण करने क6 योजना क6। प5रसर म- छ: आपस 

मे जुड ेबहुमंिजला 'लॉक होने थे। एम.ओ.यू.डी. ने �व?भ�न @वायA त "नकायB/सलंDन 

काया#लयB नामत: (i) राFG�य मानवाHधकार आयोग, (एन.एच.आर.सी.), गहृ मं�ालय, 

(ii) भारतीय पुरातAव सवMNण (ए.एस.आई.), सं@कृ"त मं�ालय तथा (iii) राFG�य 

उपभोOता �ववाद "नपटान आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.), उपभोOता काय#, खाQय एवं 

लोक सं�वतरण मं�ालय हेतु प5रसर म- तीन 'लॉकB के ?लए भू?म का आबंटन 4कया 

(2001)। 'यौरे नीचे *दए गए हU:-  

 

                                                           
1  आई.एन.ए., �वकास सदन के पास, नई *द(ल�  

अI याय XXII :  गहृ म'ंालय, सं/कृ	त और उपभो1ता मामले, 

खा3य एवं साव)ज	नक �वतरण मं'ालय 
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C.सं. �ववरण एन.एच.आर.सी. ए.एस.आई. एन.सी.डी.आर.सी. 

1 भू?म का माप 9467.92 वग# मी. 8385.23 वग# मी. 4936.80 वग# मी 

2 अदा क6 गई भ?ूम 

क6 क6मत 

`̀̀̀51.48 लाख `̀̀̀45.59 लाख `̀̀̀26.84 लाख 

3 आबंटन क6 "तHथ 27.4.2001 तथा 

19.12.2002 

21.12.2001 14.8.2001 

4 एम.ओ.य.ूडी. को 

भगुतान क6 "तHथ 

15.1.2002 तथा 

2.1.2003 

17.9.2002 09.11.2001 

आबंटन क6 शत\ के अनुसार, ]ा*हयB (उपभोOता �वभागB) को भू?म के अHध]हण क6 

"तHथ से दो वष\ क6 अवHध के भीतर भवन का "नमा#ण करना अपे_Nत था। 

चंू4क उपभोOता �वभागB के पास "नमा#ण प5रयोजना को `ारaभ करने हेतु पया#2त 

योजना `ावधान नह�ं थे इस?लए एम.ओ.यू.डी. ने जलुाई 2003 म- "नण#य ?लया 4क 

�वAतीय आवcयकता के भाग को एम.ओ.यू.डी. Qवारा संचा?लत समे4कत सामा�य 

पुल काया#लय प5रसर (जी.पी.ओ.ए.) हेतु `ावधानB से पूरा 4कया जाएगा। बाद म-, 

एम.ओ.यू.डी. ने सूHचत 4कया (माच# 2004) 4क कागजB पर, @थल के सीमांकन के 

dबना, *दए गए भू?म के अHध]हण को रe माना जाए OयB4क आबंटन ‘एक ?लफाफे’ 

के ?लए होगा न 4क भू?म के ?लए जब तक 4क यह आई.एन.ए. म- समे4कत काया#लय 

प5रषद पर न होगा। यह आगे @ पF ट 4कया 4क उपभोO ता �वभागB Qवारा भू?म लागत 

के `"त भुगतान क6 गई रा?श "नमा#ण क6 लागत के `"त समायोिजत क6 जाएगी। 

तQनुसार, सी.पी.ड'(यू.डी ने `83.67 करोड़ क6 लागत पर समे4कत जी.पी.ओ.ए के 

पॉचं 'लॉकB2 क6 अनुमा"नत लागत को अ"ंतम iप *दया िजसे फरवर� 2005 म- 

एम.ओ.यू.डी. Qवारा @वीकृत 4कया गया था।  

समे4कत जी.पी.ओ.ए. क6 लागत को बाद म- जनवर� 2008 म- एम.ओ.यू.डी. Qवारा 

`135.03 करोड़3 तक संशोHधत 4कया गया था। "नमा#ण क6 लागत का 'यौरा 

"नaनानुसार था: 

                                                           
2  प5रसर के एक 'लॉक का "नमा#ण पहले ह� हो चुका था तथा उसे सी.वी.सी. Qवारा अHधकृत 4कया गया था।  
3  लागत म- व�ृj @थानीय "नकायB से @वीकृ"त `ा2त करने म- �वलaब भवन के kडजाईन मे प5रवत#न आ*द को 

आरो�पत थी।   
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(`̀̀̀    करोड़ म() 

C.सं. �ववरण एन.एच.आर.सी. ए.एस.आई. एन.सी.डी. 

आर.सी. 

I. "नमा#ण4 क6 आनुपा"तक 

लागत 

32.90 29.65 19.91 

II. संबंHधत �वभागB Qवारा 

भगुतान क6 "तHथ 

अग@त 2003 से 

अ`ैल 2011 

जनवर� 

2009 से 

जनू 2010  

जनू 2008 से 

अग@त 2009 

III. भवन को उपयोग म- 

लाने क6 "तHथ  

?सतबरं 2013  फरवर� 2014 अग@त 2011 

लेखापर�Nा ने पाया 4क mयिOतगत @वायAत "नकायB/उपभोOता �वभागB Qवारा पहले 

ह� जमा क6 गई भू?म क6 लागत के समायोजन से संबंHधत मामले को भवन को 

4nयाAमक बनाने के पcचात उनके Qवारा एम.ओ.यू.डी. के साथ उठाया नह�ं गया 

था।  

लेखापर�Nा म- मामले को उठाने के पcचात,् उपभोOता काय# मं�ालय ने 

एन.सी.डी.आर.सी. (जुलाई 2014) को भू?म के लागत के `"त अदा क6 गई रा?श के 

समायोजन हेतु एम.ओ.यू.डी. के साथ मामले को आगे बढाने का "नदMश *दया। बाद 

म-, एम.ओ.यू.डी. Qवारा जून 2015 म- एन.सी.डी.आर.सी. को `26.84 लाख वापस 

4कया गया था। एन.एच.आर.सी. ने बताया (*दसबंर 2015) 4क मामले को 

एम.ओ.यू.डी. के साथ उठाया गया था िजसने सलाह द� थी 4क मामला `4nयाधीन 

था तथा सी.पी.ड'(यू.डी. से उपयोग `माण प� क6 `ाि2त पर रा?श को वापस 4कया 

जाएगा। ए.एस.आई. ने बताया (नवaबर 2015) 4क एम.ओ.यू.डी. को भू?म क6 लागत 

के `"त जमा क6 गई पूण# रा?श को वापस करने हेतु नवaबर 2015 म- अनुरोध 4कया 

गया था।  

इस `कार, यह @पFट होगा 4क @वायAत "नकाय/उपभोOता �वभाग मामले का पया#2त 

पय#वेNण करने म- �वफल रहा जो 12 वष\ से अHधक तक `1.24 करोड़ के अवरोधन 

का कारण बना।  

                                                           
4  शेष `52.57 करोड़ शीष# जी.पी.ओ.ए. के अतंग#त शहर� �वकास हेत ु`भा5रत थे।   
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22.2 अवकाश या'ा @रयायत दाव� क� कपटपूण) �	तपू	त) 

गहृ मं'ालय तथा सं/ कृ	त मं'ालय के कम)चा@रय� ने अपने अवकाश या'ा @रयायत 

दाव� के  �	त बढ़ाए हुए हवाई =कराए का दावा करने हेतु गलत हवाई 8टकट( 

�/ ततु क� थीं जो 45 मामल� म( `̀̀̀14.32 लाख के अ	नय,मत अ�धक भुगतान का 

कारण बनीं। 

सामा� य �वA तीय "नयमावल� (जी.एफ.आर.), 2005 का "नयम 21 अनुबंध करता है 

4क लोक धन से m यय करने अथवा ̀ ाHधकृत करने वाला ̀ A येक अHधकार� को �वA तीय 

औHचA य के उs च मानकB Qवारा माग#द?श#त होना चा*हए तथा उसे �वA तीय आदेश 

तथा कड़ी ?मतm ययता को लागू करना चा*हए। वह यह भी बताता है 4क m यय को 

पूरा करने हेतु `दान 4कए गए भA तB क6 रा?श को इस `कार �व"नयंd�त 4कया जाना 

चा*हए 4क भA ते कुल ?मलाकर `ा2 तकता#ओं हेतु लाभ का tोत न हB। 

का?म#क, लोक ?शकायत एवं प-शन मं�ालय, भारत सरकार Qवारा जार� काया#लय 

uापन (ओ.एम.) *दनॉकं 18 जून 2010 के अनुसार, सभी सरकार� कम#चार� गहृ 

नगर अवकाश या�ा 5रयायत के प5रवत#न के `"त जa मू एवं कc मीर (जे. एv ड के.) 

का दौरा कर सकते हU। इसके अ"त5रO त, जी.ओ.ई्. ने जे. एv ड के. हेतु "नजी हवाई 

कa पनी क6 सेवाओं का लाभ उठाने हेतु कम#चा5रयB को अनुमत 4कया (ओ.एम. 

*दनॉकं 05 अग@ त 2010, 25 अग@ त 2011 तथा 15 जून 2012) परंतु अनुबj 

4कया 4क *टकटB क6 खर�द या तो सीधे हवाई कa पनी से या 4फर `ाHधकृत एज-टB 

अथा#त ्मैसस# बालमेर लॉर� एv ड कa पनी, मैसस# अशोक Gेव( स एv ड टूस# ?ल?मटेड 

तथा भारतीय रेल कैट5रगं एवं पय#टन "नगम के माw यम से क6 जानी थी। 

एल.ट�.सी. dबलB क6 नमूना जांच ने उजागर 4कया 4क गहृ मं�ालय तथा सं@ कृ"त 

मं�ालय के 44 अHधका5रयB/कम#चा5रयB ने "नजी हवाई कa पनी Qवारा या�ा हेतु 

सरकार Qवारा `दA त छूट का लाभ उठाके जे. एv ड के. तक हवाई या�ाएं क6 थी। 

या�ाएं तीन "नजी हवाई कa प"नयB नामत: इंडीगो, @ पाईसजेट तथा गो एयर के 

माw यम से क6 गई थीं। इसके अ"त5रO त, सं@ कृ"त मं�ालय के एक कम#चार� ने एयर 

इंkडया के माw यम से अv डमान एवं "नकोबार Qवीपसमूह तक हवाई या�ा क6 थी। 

हमने मं�ालय म- इन अHधका5रयB/कम#चा5रयB के वष# 2013-14 तथा 2014-15 के 
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एल.ट�.सी. दावB क6 `"तपू"त# क6 हवाई कa प"नयB क6 वैबसाईट पर उपल' ध ' यौरे से 

तुलना करके नमनूा जांच क6 थी तथा पाया 4क दावB के साथ `@ तुत dबल सह� नह�ं 

थे। लेखापर�Nा ने पाया 4क इन अHधका5रयB/कम#चा5रयB Qवारा `@ तुत हवाई *टकट- 

हवाई कa प"नयB Qवारा जार� *टकटB के समiपता म- नह�ं थी तथा कम#चा5रयB Qवारा 

दावा 4कए गए 4कराए इन हवाई कa प"नयB को वा@ तव म- अदा 4कए गए से अHधक 

थे  िजसका प5रणाम `14.32 लाख के अ"नय?मत अHधक भुगतान म- हुआ।  

इंHगत 4कए जाने पर गहृ मं�ालय ने तx यB को @ वीकार 4कया तथा बताया (*दसa बर 

2015) 4क लेखापर�Nा Qवारा तैयार ' यौरे इंkडगो तथा @ पाईसजेट हवाई कa प"नयB 

से `माyणत थे तथा उ� ह- समiप5 पाया गया था। उसने आगे बताया 4क मामले क6 

जांच करने हेतु दो सद@ यB क6 स?म"त ग*ठत कर द� गई थी। सं@ कृ"त मं�ालय का 

उA तर `ती_Nत था। 

एम.एच.ए. का उA तर लेखापर�Nा "नF कष\ को सु"निc चत करता है। यह अनुशंसा क6 

जाती है 4क मामले क6 जांच क6 जाए तथा उपयुO त कार#वाई क6 जाए। 

 

                                                           
5  गो एयर से अ?भपुिF ट `ती_Nत थी 


